शासन 


उत्तीसगन 


पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 
सी . ओ./ रायपुर/17/ 2002. 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि.से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


re) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 


T 


क्रमांक 35 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त, 2002 - भाद्र 8, शक 1924 


. 


विषय - सूची , 
भाग 1, - ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप.नियम , ( 2 ) अंतिम नियम . 


. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


2 . अवकाश से लौटने पर इन्हें पुनः सामान्य प्रशासन विभाग में 
पदस्थ किया जाता है. 


रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002 


3 . अवकाश अवधि में इन्हें वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा 
जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


A. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी . सूर्य यदि अवकाश 
पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


क्रमांक 1066/ 2002/1-8/ स्था . - श्री पी. सी . सूर्य, उप - सचिव, 
छत्तीसगढ़ शासन सा.प्र.वि. को दिनांक 29-5-2002 से 29-6 
2002 तक 32 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
साथ ही दिनांक 30-6-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने 
की अनुमति प्रदान की जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पंकज द्विवेदी , प्रमुख सचिव , 
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नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वासं शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2c02. 


. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


इस संबंध में होने वाला व्ययं मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष 2225 
अनुसूचित जाति , जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण - 01 - अनु.जाति . 
अन्य व्यय -0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना -5171 विशेष न्यायालयों की 
स्थापना - 23 - अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा. 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2002 


देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, जगदलपुर द्वारा किया जावेगा. 


क्रमांक 4402 /1303/ 21 - ब ( छ.ग. ) - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 
1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा, 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद्द्वारा श्री 
तामस्कर टण्डन , अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये दुर्ग सत्र खण्ड के दुर्ग 
राजस्व जिले के लिये पंचम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त 
करता है .. 


रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति 
समाप्त की जा सकती है . 


फा . क्र . 4952/1156/ 21 - ब ( छ.ग. ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता 
1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री जे. के. 
जगदलपुर, बस्तर को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से जगदलपुर सत्र खण्ड हेतु लोक अभियोजक 
नियुक्त करता है . 


लागू अधिवक्ता. 


रायपुर, दिनांक 29 जून 2002 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति 
समाप्त की जा सकती है. 


क्रमांक 4404/ 1303/ 21 - ब ( छ.ग.).- दण्ड प्रक्रिया संहिता 
1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती 
रामकली यादव अधिवक्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिये दुर्ग सत्र खण्ड के दुर्ग 
राजस्व जिले के लिये षष्ठम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता 


रायपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


है . 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति , 
समाप्त की जा सकती है . 


फा . क्र . 4965/ 679/ 21 - ब ( छ.ग. ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता. 
1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतदद्वारा श्री 
प्रशांत तिवारी अधिवक्ता को पुनः कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से एक वर्ष की अवधि के लिए राजनांदगांव, सत्र खण्ड के लिये 
अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है . 


रायपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


फा . क्रमांक 4942/2195 / एट्रोसिट/ 21 - ब ( छ.ग. ) 02.-- राज्य 
शासन, अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण , 
1989 की धारा 14 के अनुसार, विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, जगदलपुर , 
बस्तर के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री ऋषिकेश 
आचार्य को विशेष न्यायालय जगदलपुर में विशेष लोक अभियोजक 
नियुक्त करता है . 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति 
समाप्त की जा सकती है . 


रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
1 वर्ष परिवीक्षा अवधि हेतु प्रभावशील होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा 
एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. 


फा . क्रमांक 4967/ 1693/ 21 - ब ( छ.ग. ) 2002 / एट्रोसिट.-- 
राज्य शासन , अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण. 
1989 की धारा 14 के अनुसार , विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय , दुर्ग के 
लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री लखनलाल शर्मा, 
विशेष न्यायालय, दुर्ग में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है . 


नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि आदिमजाति तथा अनुसूचित 
जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 23-7 /97 / 25/ 4 दिनांक 
27-3-97 के अनुसार , राज्य के लोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक 
अभियोजक को विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक 17 ( ई ) 60/ 95/ 21 - ब ( दो ) दिनांक 6-7-96 के अनुरूप 
ही देयक होंगे . 


उक्त नियुक्ति पुनः 1-3-2002 से एक वर्ष की कालावधि क 
लिये दुर्ग जिले हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. तथा 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2002 
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.. 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त 
की जा सकती है. 


पदस्थ करता है. 


- 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदशानुसार. 

सुशील त्रिवेदी, सचिव. 


नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदिमजाति तथा अनुसूचित 
जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ - 23-7/ 97 / 25 / 4, दिनांक 
27-3-97 के अनुसार राज्य के लोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक 
अभियोजक को विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र . 
17 ( ई) 69/95/21 - ब ( दो ), दिनांक 6-7-96 के अनुरूप ही देयक 
होंगे. 


कृषि विभाग 


मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 29 अप्रैल 2002 


इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष 
2225 - अनुसूचित जाति , जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण - 01 
अनुजाति, अन्य व्यय -0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना -5171 विशेष 
न्यायालयों की स्थापना-23 अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा. 


देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा किया जावेगा. 


क्रमांक ए - 1 - ए/ 1/ 2002/ 14-1. - राज्य शासन द्वारा डॉ . जी . 
पी . पाण्डे, संयुक्त संचालक , कृषि ( प्रभारी अपर संचालक , कृषि ) 
के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री एस . 
सी. शुक्ला, संयुक्त संचालक , कृषि कार्यालय संचालनालय, कृषि 
रायपुर ( विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , गन्ना ) को अपर संचालक , 
कृषि रायपुर का प्रभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से सौंपा जाता है . 


.. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रभात शास्त्री , उप - सचिव. 


- 


रायपुर , दिनांक 14 जून 2002 


. 


जल संसाधन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 26 जून 2002 


क्रमांक 537/ बी .14/ 12 / 2002/ 14-2. - बीज अधिनियम-1966 
( अधिनियम संख्या 54 सन् 1966 ) की धारा 8 के अधीन प्रदन 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त अधिनियम द्वारा या 
उसके अधीन प्रमाणीकरण एजेंसी को सौंपे गये कृत्यों को क्रियान्वित 
करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण 
संस्था का गठन करता है. इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य 
निम्नानुसार होंगे : 


क्रमांक 2231/315 सी / ज.सं.वि./ 2002. - राज्य शासन एतद्द्वारा 
श्री एन. एल . अग्रवाल , प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर 
को उनके द्वारा अधिवार्षिकी आयु दिनांक 30-6-2002 को प्राप्त 
करने फलस्वरूप, उन्हें दिनांक 30-6-2002 से सेवानिवृत्त करता है. 


1 . 


. 


अध्यक्ष 


- 


2 . 


उपाध्यक्ष 


3 . 


सदस्य 


रायपुर, दिनांक 27 जून 2002 


4 . 


सदस्य 


5 . 


क्रमांक 2233/315 सी / ज.सं.वि./ 2002. - राज्य शासन एतद्द्वारा 
विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री एच. व्ही . 
राठौर , मुख्य अभियंता (सिविल ) को प्रमुख अभियंता, रायपुर के पद 
पर स्थानापन्न रूप से वेतनमान रुपये 18400-500-22400 में पदोन्नत 
करते हुए श्री एन . एल. अग्रवाल , प्रमुख अभियंता , जल संसाधन 
विभाग, रायपुर के दिनांक 30-6-2002 से सेवानिवृत्ति होने फलस्वरूप, 
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त , कार्य ग्रहण करने के दिनांक 
से प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर के रिक्त पद पर 


कृषि उत्पादन आयुक्त , छत्तीसगढ़ शासन 
सचिव कृषि विभाग , छत्तीसगढ़ शासन 
अपर मुख्य सचिव/ सचिव वित्त विभाग 
या उनका प्रतिनिधि, छ. ग. शासन . 
उपायुक्त ( बीज ) भारत शासन कृषि 
मंत्रालय . 
संचालक कृषि संचालनालय कृषि छ. ग. 
राज्य . 
संचालक अनुसंधान सेवाएं , इंदिरा गांधी 
कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर. 
विभागाध्यक्ष पौध प्रजनन इंदिरा गांधी 
कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर. 
प्रबंध संचालक अथवा उनका प्रतिनिधि 
( अपर संचालक कृषि ) ( बीज ) छ.ग. 
राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड. 


6 . 


सदस्य 


7 . 


सदस्य 


8 . 


सदस्य 
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9 . 


सदस्य 


12. 


सदस्य सचिव 


प्रबंध संचालक छ. ग . राज्य बीज 
प्रमाणीकरण संस्था, रायपुर. 


प्रगतिशील कृषक ( छत्तीसगढ़ का मैदानी 

क्षेत्र ). 
10. प्रगतिशील कृषक ( बस्तर का पठार ) 
11. प्रगतिशील कृषक ( उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र ) 


सदस्य 


सदस्य 


. 


- 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से नथा आदेशानुसार. 

सी . एल. जैन , उप - सचिव . 


. 


पशुपालन विभाग 


मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 7 मई 2002 


क्रमांक 493/35 /पशु./2001-2002.- राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए निम्नांकित 
पदों का सेट - अप की स्वीकृति प्रदान की जाती है : 


पद का नाम 


क्रमांक 
( 1 ) 


संख्या 
( 3 ) 


मान्य वेतनमान 

( 4 ) 


टिप्पणी 
( 5 ) 


( 2 ) 


( अ ) 


पशुपालन विभाग 


1 . 


संचालक 


01 


14300-400-18300/ 


भा.प्र.से./विभा. अधि. 


2 . 


संयुक्त संचालक 


02 


12000-375-16500/ 


3 . 


उप - संचालक 


02 


10000-325-15200/ 


। 


4 . 


उप - संचालक ( वित्त ) 


01 


10000-325-15200/ 


प्रतिनियुक्ति पर. 


5 . 


पशु चिकित्सा अधिकारी 


04 


8000-275-13500 / 


6 . 


सहायक संचालक ( सांख्यिकी ) 


02 


6500-200-10500 / 


प्रतिनियुक्ति पर. 


7 . 


सहायक लेखा अधिकारी 


01 


5000-150-8000/ 


प्रतिनियुक्ति पर: 


8 . 


लेखा परीक्षा अधिकारी 


01 


6500-200-10500 / 


: 9 . 


अधीक्षक 


01 


5500-175-9000/ 


10 . 


सहायक ग्रेड -1/ आडीटर / सहायक अधीक्षक 


06 


4500-125-7000 / 


11. 


सहायक ग्रेड -2 


15 


4000-100-6000/ 


4000-10 


. 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


12. 


सहायक ग्रेड -3/स्टेनोटाइपिस्ट 


15 


3050-75-3950-80-4590 / 


13. 


स्टेनोग्राफर ग्रेड -2 


01 


5500-175-9000/ 


14. 


स्टेनोग्राफर ग्रेड -3 


03 


4500-125-7000/ 


15 . 


सहायक सांख्यिकी अधिकारी 


04 


5500-175-9000/ 


ड्राईंग केडर घापित 


16 . 


प्रगति सहायक / संगणक 


04 


3500-80-4700-100-5200/ 


ड्राईंग केडर घोषित 


17. 


प्रगणक 


02 


3050-75-3950-80-4590/ 


ड्राईंग केडर घोषित 


18 . 


डाटा इंट्री आपरेटर 


01 


3050-75-3950-80-4590/ 


. 
1 


19. 


भृत्य 


16 


2550-55-2660-60-3200/ 


20. 


दफ्तरी 


.01 


2610-60-3150-65-3200/ 


- 


21. 


स्वीपर 


01 


अंशकालीन 


जिलाध्यक्ष दर पर 


22. 


चौकीदार 


02 


अंशकालीन 


जिलाध्यक्ष दर पर 


23. 


वाहन चालक 


03 


3050-75-3950-80-4590 / 


. 


. 


योग 


89 


( ब ) डेयरी सेवा 


1 . 


उप दुग्ध आयुक्त 


01 


10000-325-15200 / 


2 . 


सहायक दुग्ध आयुक्त 


01 


8000-275-13500 / 


3 . 


स्टेनोग्राफर-3 


02 


4500-125-7000 / 


4 . 


लेखापाल 


01 


4000-100-6000/ 


5 . 


सहायक ग्रेड -3 


03 


3050-75-3950-80-4590 / 


6 . 


वाहन चालक 


01 


3050-75-3950-80-4590 


7 . 


भृत्य 


02 


2550-55-2660-60-3200 


योग 


11 
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.. ( 2 ) उपरोक्त पदों का होने वाला व्यय मांग संख्या -14 मुख्य शीर्ष-2403 के आयोजनेत्तर/ आयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा. 


( 3 ), यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक .179/ @ R 572 / चार / 35 दिनांक 27-5-2002 द्वारा महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर को 

पृष्ठांकित की गई है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए. जे. वी . प्रसाद, सचित्र . 


t 


राजस्व विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


. 


रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2002 


क्रमांक एफ - 6-25/ 2001/ राजस्व. - छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20 सन् 1959 की धारा 13 को उपधारा ( 2 ) के परन्तुक 
में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य 
शासन एक नवीन खड़गांव तहसील जिसका मुख्यालय नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 3 ) में दर्शाये स्थान पर होगा सृजित करने हेतु उक्त 
अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील मनेन्द्रगढ़ की सीमाओं को परिवर्तित करना , कालम ( 2 ) में दर्शाई 
तहसील की स्थापना तथा उक्त अनुसूची के कालम ( 6 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करता है. 


( 2 ) इस प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावंगा 
और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग को लिखित में भेज 


जा सकेंगे 


अनुसूची 


क्र . 


सीमाएं 


प्रस्तावित तहसील 
( 2 ) 


मुख्यालय 

( 3 ) 


वर्तमान तहसील 

( 4 ) 


परिवर्तन का प्रकार 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


1 . 


खडगवा 


खडगवा 


मनेन्द्रगढ़ 


विकासखंड खडगवा के 

उत्तर में तहसील बैकुण्ठपुर 
अंतर्गत आने वाले तहसील दक्षिण में तहसील" कटघोरा 
मनेन्द्रगढ़ के प.ह.नं. 13 से पूर्व में तहसील सूरजपुर 
27 के कुल 90 राजस्व पश्चिम में तहसील मनेन्द्रगढ़ 
ग्राम एवं 3 वन ग्रामों को पेण्ड्रारोड. 
मनेन्द्रगढ़ 

तहसील - से 
अपवर्जन करता है. 


प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके . 


३ 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

दुर्गेश मिश्रा , संयुक्त सचिव. 


1. 
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SAHİF 14-6-25/ 2001/ TRA:-- 477 fauna s 3710536 348 as Gus ( 3 ) #THRU # 57 faim a STEREA 
HİCH 14-6-25/2001/ Fora Fantic 2-7-2002 atat 3PC 375516 1957 were cofeta farine JJ TETTE 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

दुर्गेश मिश्रा , संयुक्त सचिव. 


Raipur, the 2nd July 2002 


NOTIFICATION 


+ 


No. F -6-25/2001/Revenue.-- In pursuance of the provisions contained in the provise to sub - section (2 ) of Section 
13 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959 ) notice is hereby given that in exercise of powers 
conferred by sub -section (2 ) of the said section State Government proposes to alter the limits of the existing Tahsil 
Manendragarh as specified in Column (5) of the schedule below and to create a new Tahsil Khadgawan named in 
column ( 2) with its head quarter mentioned in column ( 3) against its name and to define the limits there of as specified 
in column (6 ) of the said schedule . 


2 . 


The proposal will be taken into consideration on the expiry of 60 days from the date of publication of the 
notification in the Chhattisgarh Gazette and any objections or suggestions in respect there of may be forwarded in 
writing to the secretary to Government of Chhattisgarh Revenue Department Raipur before the expiry of the said 
period . 


SCHEDULE 


Limits 


S. No. Proposed Tahsil Head Quarter 
( 2 ) 

( 3 ) 


Existing Tahsil Nature of Change 
(4 ) 

(5 ) 


(6 ) 


1 . 


Khadgawan 


Khadgawan 


Manendragarh Exclusion of 90 Revenue 

Exclusion of 90 Revenue North - Tahsil Baikunthpur 
villages of patwari Halka South - Tahsil Katghora 
No. 13 to 27 and 3 East Tahsil Surajpur 
Forest villages of West Tahsil Manendra 
Khadgawan block from 

garh Pendra road . 
Manendragarh Tahsil. 


The proposed changes are being made with view to ensure proper and effective administration in these areas . 


By order and in thc name of the Governor of Chhattisgarh . 

DURGESH MISHRA , Joint Secretary: 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला जांजगीर - चाम्पा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व 

विभाग 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन / 408. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के 

के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


16.150 


पोता 
प. ह. नं . 6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु.. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 409. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


: 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


4.589 


बीरभाटा 
प . ह . नं . 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


क 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


। 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /410.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


13.101 


+ 


कलमी 
प . ह . नं.5 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


, 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/ 411. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


0.705 


पिहरीद 
प . ह.नं.4 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


1156 
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[ भाग 1 


। 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /412.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक योजन 


जिला 


तहसील 


नगर /ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


छोटे सीपत 


7.813 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु . 


प. ह. नं .5 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


. 


१ 


क्रमांक क / भू - अर्जन /413. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : -- 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


. 


14.145 


बंदोरा 
प. ह. नं . 50 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 
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जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन / 414. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


। 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


डभरा 


1.289 


ढेकुनाभाठा 
प . ह . नं . 4 . 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र .4 डभरा. 


धुरकोट उप वितरक नहर 
निमांग हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


ae 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 415. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


: 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


16.000 


सपिया 
प. ह. नं .9 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र .4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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[ भाग 1 


। 


1 


। 


। 


जांजगीर- चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक के/ भू - अर्जन / 416.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1. ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) . 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


6.020 


बोकरेल 
प. ह . नं.१ 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 417.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


. 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो धुरकोट उप वितरक नहर 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 

निर्माण हेतु. 


जांजगीर - चाम्पा 


डभरा 


2.538 


सराईपाली 
प. ह. नं . 4 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन /418.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


डभरा 


6.770 


धुरकोट 
प. ह . नं. 3 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


धुरकोट उप वितरक नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 419.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भृमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
को उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


डभरा 


4.881 


उचपिंडा 
प. ह . नं.1 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


धुरकोट उप वितरक नहर 
निर्माण हेतु. 





भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /420.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


• ( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


डभरा 


7.604 


निमोही 
प. ह.नं.9 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा . 


खरसिया शाखा नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 421. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत : भृ. 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी का 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


खरताल 


5.778 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


प. ह. नं . 9 


खरसिया शाखा नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 . 
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जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 422.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धाग -17 
की उपधारा- (1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


0.326 


सेरो 
प. ह . नं . 10/52 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो धुरकोट उप वितरक नहर 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा : 

निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 423.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


2.230 


छतौरा 
प . ह . नं.9 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


खरसिया शाखा नहर निमाण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


+ 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 424.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश दंता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 
की उपधारा-( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


डभरा 


6.744 


कानाकोट 
प . ह . नं.1 


धुरकोट उप वितरक नहर 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा . 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन/425.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भृमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


टाटा 


2.340 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


प . ह.नं.9 


खुरदा शाखा नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 
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जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/426 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भृ 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


डभरा 


2.345 


धुरकोट उप वितरक नहर 


देवरघटा 
प . ह. नं . 1 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन /427. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
को उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) . 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


4.900 


हरदो 
प. ह . नं . 8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


1164 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


. 


- 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


L 


क्रमांक क / भू - अर्जन/428.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


17.998 


अकुंभार 
प . ह. नं . 8 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता बांगो कुरदा वितरक नहर निर्माण 
नहर संभाग क्र . 4.डभरा . हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 429.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने 

में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


- 


: 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


4 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


4.707 


हरदी 
प. ह. नं . 8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो हरदी उप वितरक नहर निर्माण 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 
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जांजगीर- चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन /430.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अंनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


L 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


8.327 


अड़भार 
प. ह . नं . 8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


हरदी उप वितरक नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 .. 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 431.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा मालखरौदा 


5.142 


बड़े सीपत 
प. ह . नं.4 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 4 डभरा. 


कुरदा वितरक नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 


। 


[ भाग 1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2002 


- 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 432.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है .: 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


जैजेपुर 


2.400 


आमगांव 
प. ह. नं . 8 . 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3 सक्ती. 


कारी भंवर सब माइनरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/ 433. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


: 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा अकलतरा 


+ 


0.170 


पोड़ी माइनर नं. 2निर्माण हेतु. 


पोंड़ी 
प . ह. नं. 3 


कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर 
जल प्रबंध संभाग, अकलतरा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 
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. 


जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


- 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 434. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारों को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 

कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


- 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


जैजेपुर 


धिवरा 


1.695 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चांपा. 


किकिरदा माइनर नं . 1 निर्माण 
हेतु. 


प. ह . नं . 24 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर- चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


- 


क्रमांक क / भू - अर्जन/ 435.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित निको 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासनं यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का.वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा जैजेपुर 


1.352 


धिवरा 
प . ह . नं . 24 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चांपा. 


किकिरदा माइनर नं . 2 निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


---- 


. 
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[ भाग 1 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन/ 436.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को . 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


चाम्पा 


2.545 


बिर्रा 
प . ह. नं . 22 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चांपा. 


बसंतपुर माइनर नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/437.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न.अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी का 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 
प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो बसंतपुर माइनर नहर निर्माण 
नहर संभाग क्र . 2 चांपा. हेतु. 


जांजगीर - चाम्पा 


चाम्पा 


3.049 


बसंतपुर 
प. ह . नं . 22 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चाम्पा , दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 438. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


चाम्पा 


0.045 


करनौद 
प. ह. नं . 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चांपा. 


बंसुला माइनर नं . 1 निर्माण 
हेत . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 24 जुलाई 2002 


क्रमांक का भू - अर्जन/ 439.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भृ . 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता 
है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 
की उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्या 


चाम्पा 


1.478 


कमरीद 
प . ह . नं.4 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 चांपा. 


सोनियापाट माइनर निर्माण हेतु 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


-- 


। 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चाम्पा, दिनांक 1 अगस्त 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन /क्रमांक 1.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) । 


( 6 ) 


जांजगीर - चाम्पा 


चांपा 


0.049 


जगदल्ला ( चांपा ) 
प . ह . नं . ३ 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण चांपा कुरदाकोरथा बायपास 
विभाग भ./ स., चांपा संभाग, चांपा. निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी , हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. जी . के . पिल्लई , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन / 1/ अ -82/ 2001-2002- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1.) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894. ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


देवरी 


3.33 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी. सी . परियोजना 
एम . जी . आर. रेल्वे सायडिग 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि. अ. ( राजस्व ),बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2002 
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बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


। 


क्रमांक भू - अर्जन /2 / अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


गतौरा 


.16.221 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
सीपत, एम . जी . आर. रेल्वे 
सायड़िग हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


: 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन / 3/ अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है: 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लंगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

. ( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


धनिया 


4.130 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत. 


एन. टी . पी . सी . परियोजना 
सीपत , एम . जी . आर. हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन / 4/ अ -82 / 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 .(क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला . 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


दर्राभाठा 


4.764 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
एम. जी. आर . हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन/5/ अ -82/ 2001-2002: - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


मड़ई 


4.862 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन. टी . पी . सी . परियोजना 
सीपत, एम . जी . आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


-- 


क्रमांक भू - अर्जन/6/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 को उपधारा ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


.मस्तूरी 


खांडा 


4.008 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत. 


एन . टी . पी. सी . परियोजना 
एम. जी . आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि. अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन /7/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


बिलासपुर 


खैरा 


7.989 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
सीपत, एम . जी. आर. रेल्वे 
सायड़िग हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि. अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


. 


-- 


- 


----.- : .. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


.. 


क्रमांक भू- अर्जन / 13/ अ -82/ 2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


कुकदा 


.0.298 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत , 


एन. टी . पी . सी . परियोजना 
सीपत, एम. जी . आर. हेतु. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू- अर्जन/14/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


दवनडीह 


4.638 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी. पी. सी. परियोजना 
सीपत , एम. जी . आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 
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बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


. 


. 


॥ 


- 


. 


. 


क्रमांक भू- अर्जन /15 / अ -82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखितं अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अं ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा (1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


: 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ). 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


बनियाडीह 


3.477 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन. टी . पी . सी . परियोजना 
एम. जी . आर. निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि. अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन/ 16 / अ -82 / 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
• 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


खम्हरिया 


1.539 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 


सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
एम . जी . आर . हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 


- = 


.--. 


1176 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन / 17/ अ -82 /2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


कौडिया 


1.525 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन. टी. पी . सी. परियोजना 
सीपत, एम. जी . आर. हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ), अ. वि . अ. ( राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू- अर्जन/18/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


उडांगी 


0.713 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
एम. जी . आर . हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 
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बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन /19/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


TA 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


पंधी 


12.553 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
एम. जी . आर. रेल्वे सायडिग 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू- अर्जन /20 / अ -82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तुरी 


निरतू 


4.098 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 


सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
एम. जी . आर.निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू- अर्जन/ 21/ अ-82/ 2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


बिटकुला 


8.220 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन. टी . पी . सी . परियोजना 
एम . जी . आर . हेतु.. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन/22/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


उसलापुर 


2.216 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी. पी. सी. परियोजना 
एम. जी . आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


२ 
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1 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2002 
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बिलासपुर , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन/23/ अ-82/ 2001-2002 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


लुतरा 


5.448 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . परियोजना 
एम . जी . आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


बिलासपुर, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू- अर्जन/24/ अ-82/ 2001-2002- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


मस्तूरी 


पिपरानार 


6.795 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी. परियोजना 
एम . जी . आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . मंडल , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


L 


कोरबा, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन /3/ अ -82 / 2001-2002/10347.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 7 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


रेंकी 


6.813 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन. टी . पी . सी . सीपत 
परियोजना एम . जी . आर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


कोरबा , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन/ 4/ अ -82/2001-2002/ 10352. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


झांझ 


7.360 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 


सीपत . 


एन . टी . पी. सी . सीपत 
परियोजना एम. जो . आर. हेत. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 
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कोरबा, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन/5/ अ -82 / 2001-2002/10348 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 


.: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


सिरकीखुर्द 


3.264 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . सीपत 
परियोजना एम. जी . आर. हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि. अ. ( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


कोरबा, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन /6/ अ -82/2001-2002/10350 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


रतिजा 


0.727 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत. 


एन . टी . पी. सी . परियोजना 
एम. जी . आर . हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ . ( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


1182 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


कोरबा , दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू - अर्जन /7 / अ -82 / 2001-2002/10351 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) . 


•( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


सिरली 


1.267 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . सीपत 
एम . जी . आर. हेतु. 


। 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 25 जुलाई 2002 


। 


क्रमांक भू - अर्जन/8/ अ-82/2001-2002/ 10349 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ).में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


नेवसा 


5.287 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . सीपत परि 
योजना एम. जी . आर. हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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कोरबा, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक भू- अर्जन/9/ अ -82/ 2001-2002/ 10353 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


उत्तरदा 


15.547 


महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. 
सीपत . 


एन . टी . पी . सी . सीपत 
एम. जी . आर. हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अ. वि . अ. ( राजस्व ) , कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिब. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2002 


क्रमांक क /22 / अ-82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 को उपधारा ( 1) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू नहीं होते हैं : 


अनुसूची 


-- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


दंतेवाड़ा 


बीजापुर 


बैदरगुड़ा 


4.84 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, दन्तेवाड़ा . 


बैदरगुड़ा जलाशय डूबान क्षेत्र . 
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[ भाग 1 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 जुलाई 2002 


. 


क्रमांक क/ 23 / अ-82/ 2001-2002. ~~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा- 
5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू नही होते है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


बीजापुर 


बैदरगुड़ा 


1.97 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , दन्तेवाड़ा. 


बैदरगुड़ा जलाशय हेतु नहर 
निर्माण . 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ 24 / अ-82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसक 
संबंध में लागू नहीं होते है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


.. ( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


भोपालपटनम् 


चेरपल्ली 


5.43 


राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ा 


कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परि . केंप, कारली. 


करण. 


भाग 1 ] 
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दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ 25/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णिन 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धाग 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. : ज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धाग 
5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उपक्र 
संबंध में लागू नहीं होते है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) ( 3 ) 
भोपालपटनम् सण्ड्रापल्ली 


4.15 


कमान अधिकारी, सीमा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ा . 
संगठन, हीरक परि . केम्प, कारली. करण एवं सुदृढीकरण हेतु. 


. 


J 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2002 


. 


. 


क्रमांक क /26/ अ -82/2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा- 
5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू नहीं होते है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 
. ( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


भोपालपटनम् मददेड़ 


3.232 


कमान अधिकारी, सीमा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के चौड़ी 
संगठन, हीरक परि . केम्प , कारली, करण एवं सुदृढीकरण हेतु. 
दंतेवाड़ा. 


ग 


- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2002 


क्रमांक क /27/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध 
उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं : 


.. 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


भोपालपटनम् अंगमपल्ली 


0.582 


कमान अधिकारी , सीमा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के चौड़ी 
संगठन, हीरक परि . केम्प, कारली, करण एवं सुदृढीकरण हेतु. 
दंतेवाड़ा. 


. 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2002 


क्रमांक क/28/ अ-82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने .( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू नहीं होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


भोपालपटनम् 


उस्कालेंड 


0.469 


कमान अधिकारी, सीमा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के चौड़ी 
संगठन, हीरक परि . केम्प, कारली...- करण एवं सुदृढ़ीकरण हेतुः 


भाग 1 ] 
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दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ 29 / अ -82 / 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू नहीं होते है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


भोपालपटनम् 


मद्देड़ 


0.556 


कमान अधिकारी, सीमा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के चौड़ी 
संगठन, हीरक परि . केम्प, कारली करण . 
( दंतेवाड़ा). 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 30 जुलाई 2002 


क्रमांक क/ 30/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अंतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके 
संबंध में लागू नहीं होते है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


भोपालपटनम् 


संगमपल्ली 


1.060 


कमान अधिकारी, सीमा 

सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ी 
संगठन, हीरक परि . केम्प, कारली. करण एवं सुदृढीकरण हेतु. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. 

एम. एस . पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर , दिनांक 10 जुलाई 2002 


। 


क्रमांक क/ भू- अर्जन /4/ 8/ 82/ 2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धाग 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


भाटापारा 


1.131 


धौराभांठा 
प . ह . नं.7 


• 
. 


डिप्टी चीफ इंजिनियर , ( सी ) एच. रेल्वे हेतु तीसरी लाइन बिछाने 
क्यू ., सेन्ट्रल इस्टर्न रेल्वे, बिलासपुर बाबत. 
( छ . ग. ). 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमिताभ जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


म 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


दुर्ग , दिनांक 3 अगस्त 2002 


क्रमांक 765/प्र. 1/ 2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


0.33 


परपोडी 
प. ह . नं . 34 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा . 


चाराभाठा जलाशय के अंतर्गत 
धौराभाठा माइनर नहर. 


- भूमि का नक्शा ( प्लान ) -अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


F 


भाग 1 ] 
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दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002 


. 


क्रमांक 766 /प्र. 1/ 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) .में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . 


अनुसूची . 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


1.06 


पथरीखुर्द 
प. ह . नं . 33 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , बेमेतरा. 


चाराभाठा जलाशय के वेस्ट 
वियर निर्माण, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


. 


दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002 । 


क्रमांक 767 / प्र. 1/2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


1.33 


धौराभाठा 
प. ह . नं . 34 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , बेमेतरा. 


चाराभाठा जलाशय के अंतर्गत 


धौराभाठा माइनर नहर. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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[ भाग 1 . 


H 


। 


दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002 
क्रमांक 768/प्र . 1/ 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


का वर्णन 


( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


साजा 


0.94 


चाराभाठा जलाशय के दायीं 


पथरीखुर्द 
प, ह . नं . 35 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, बेमेतरा . 


तट नहर . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आई सी . पी . केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


सरगुजा, दिनांक 18 फरवरी 2002 


क्रमांक 02 /2001.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


पाल 


रामानुजगंज 


0.093 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग ( भवन एवं सड़क ) 
संभाग क्र . - 2, अंबिकापुर. 


रामानुजगंज वाड्रफनगर मार्ग 
के निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव: 


भाग 1 ] 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक 6100/ भू- अर्जन /2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


.. 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


खैरागढ़ 


0.22 


भूलाटोला 
प . ह . नं . 23 


पिपरिया जलाशय नहरनिर्माण 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, छुईखदान. 


कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी , खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक 6101 / भू - अर्जन/ 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभंग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


खैरागढ़ 


4.13 


मुड़पार 
प. ह . नं . 19/2 


पिपरिया जलाशय नहरनिर्माण 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, छुईखदान. 


कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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[ भाग 1 


राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक 6102 / भू - अर्जन / 2002 : - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


खैरागढ़ 


0.06 


कुलीकसा 
प. ह . नं . 23 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , छुईखदान . 


पिपरिया जलाशय नहरनिर्माण 
कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक 6103/ भू - अर्जन / 2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


खैरागढ़ 


0.71 


पिपरिया 
प. ह . नं . 19/2 


पिपरिया जलाशय नहरनिर्माण 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, छुईखदान. 


कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 
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राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक 6104/ भू- अर्जन/ 2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


-.. 


राजनांदगांव 


खैरागढ़ 


0.98 


दिलीपपुर 
प. ह. नं . 38 


पिपरिया जलाशय नहरनिर्माण 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, छुईखदान . 


कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002 


क्रमांक 6105 / भू - अर्जन /2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


खैरागढ़ 


2.01 


बुढ़ानभांठ, 
प. ह . नं . 25 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, छुईखदान. 


पिपरिया जलाशय नहरनिर्माण 


कार्य हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी. के . श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2002 


[ भाग 1 


अनुसूची 


राजस्व विभाग 
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजनांदगांव , छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 

राजस्व विभाग 


- 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - राजनांदगांव 
( ग ) नगर / ग्राम- नंदई, प. ह. नं . 35/1 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -6.03 एकड़ 


राजनांदगांव , दिनांक 5 अगस्त 2002 


खसरा नम्बर 


क्रमांक 6429 / भू - अर्जन / 2002 . -चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


186/1 


1.20 


है : 


190/1 


अनुसूची 


। 


191/1 
192/1 . 
193/1 , 
194 
195 


0.67 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- राजनांदगांव 
( ख ) तहसील - मानपुर 
( ग ) नगर/ग्राम- दिघवाड़ी, प. ह. नं. 19 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.90 एकड़ 


196/3 


0.50 


197/3 


190/3 


0.96 


191/3 


खसरा नम्बर 


रकबा. 


192/3 


193/3 


( एकड़ में ) 


196/1 


0.50 


( 1 ) 


( 2 ) 


197/1 


186/2 


1.45 


100 


0.90 


190/2 
191/2 


योग 


1 


0.90 


192/2 


193/2 


196/2 


0.75 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - मोहला से 

खड़गांव मार्ग निर्माण हेतु. 


197/2 


योग 


7 


6.03 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं 

भू - अर्जन अधिकारी का कार्यालय मोहला में किया जा सकता है. 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - खाद्य गोदाम 

राष्ट्रहित में भारतीय खाद्य निगम के अनुबंध के तहत 5000 मे. टन 
क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु. 


राजनांदगांव , दिनांक 8 अगस्त 2002 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं 

भू - अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता 


है . 


क्रमांक 6561/ भू- अर्जन / 2002.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. 

डी . के . श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदन उप सचिव. 


